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बाऱ मजिरूों का डाटा 
 

2315 श्री सौममत्र खान: 
 

क्या श्रम और रोजगार मतं्री यह बताने की कृऩा करेंगे कक: 
 

(क) क्या सरकार के ऩास गत ऩाांच वषों के दौरान ऩश्चचम बांगाऱ, झारखांड और ओडडशा 
में बाऱ मजदरूों की सांख्या दशााने वाऱा डाटा है; 

(ख) यदद हाां, तो तत्सांबांधी ब्यौरा क्या है; 
(ग) सरकार द्वारा बच्चों की बाऱ मजदरू के रूऩ में रखने ऩर रोक ऱगाने के लऱए क्या 

उऩाय ककए गए हैं; और  
(घ) यदद हाां, तो तत्सांबांधी ब्यौरा क्या है? 

 
उत्तर 

श्रम और रोजगार राज्य मतं्री 
(श्री रामेश्वर तऱेी) 

 
(क) और (ख): बाऱ श्रम (प्रततषधे एवां ववतनयमन) अधधतनयम, 1986 को वषा 2016 में सांशोधधत 
ककया गया था। इस सांशोधधत अधधतनयम को अब बाऱ और ककशोर श्रम (प्रततषधे एवां ववतनयमन) 
अधधतनयम, 1986 कहा जाता है, श्जसमें अन्य बातों के साथ-साथ 14 वषा से कम उम्र के बच्चों 
के ककसी भी व्यवसाय और प्रकियाओां में एवां 14 से 18 वषा के आय ु वगा के ककशोरों को 
खतरनाक व्यवसायों और प्रकियाओां में काम करने या रोजगार ऩर ऩरू्ा प्रततबांध ऱगाने का उऩबांध 
है। इसके अततररक्त, यह अधधतनयम श्जऱा मश्जस्ट्रेट को अधधतनयम के उऩबांधों को कायााश्न्वत  
करने का अधधकार देता है। अत: इस मांत्राऱय द्वारा कें द्रीय रूऩ से देश में बाऱ श्रम से सांबांधधत 
डटेा नहीां रखा जाता है। 



(ग) और (घ): सरकार बाऱ श्रम को समाप्त करने के लऱए बहुआयामी कायानीतत अऩना रही है 
और व्याऩक उऩाय ककए हैं श्जसमें ववधायी उऩाय, ऩनुवाास कायानीतत, तन्शलु्क लशऺा का 
अधधकार प्रदान करना और सामान्य सामाश्जक-आधथाक ववकास शालमऱ हैं, ताकक बाऱ श्रम की 
घटनाओां को खत्म ककया जा सके। साांववधधक  और ववधायी उऩायों, ऩनुवाास कायानीतत और लशऺा 
का वववरर् तनम्नानसुार है: 

(i) सरकार ने बाऱ श्रम (प्रततषधे एवां ववतनयमन) सांशोधन अधधतनयम, 2016 का अधधतनयमन 
ककया है, जो ददनाांक 01.09.2016 से प्रभावी हुआ। यह सांशोधन में इस  अधधतनयम का उल्ऱांघन 
करने ऩर के लऱए तनयोक्ताओां के लऱए कडी सजा का भी उऩबांध करता है और अऩराध को सांऻेय 
बनाया गया है। 

(ii) बाऱ श्रम (प्रततषधे एवां ववतनयमन) सांशोधन केन्द्रीय तनयम बनाना।  

(iii) सांबांधधत राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाऱी कारावाई बब ांदओुां की गर्ना करत े हुए मॉडऱ 
राज्य काया योजना तयैार करना और उसे सभी मखु्य सधचवों को ऩररचालऱत करना। 

(iv) सरकार बाऱ श्रलमकों के ऩनुवाास के लऱए राष्ट्रीय बाऱ श्रम ऩररयोजना (एनसीएऱऩी) योजना 
ऱाग ूकर रही है। 

**** 


